
 

 

भारत सरकार 

श्रम और रोजगार मतं्रालय 

राज्य सभा 

ताराकंकत प्रश्न सखं्या-*24 

बधुवार, 3 फरवरी, 2021/14 माघ, 1942 (शक) 

 

बरेोजगारी की दर 

 

*24.  चौधरी सखुराम ससह यादवः 

 

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ककः 

 

(क)  क्या यह सच ह ैकक दशे में बेरोजगारी ननरंतर बढ़ती जा रही ह;ै 

(ख)  गत तीन वषों के दौरान बेरोजगारी ककतनी बढ़ी ह;ै 

(ग)  दशे में बरेोज़गारी की वततमान दर क्या ह;ै और 

(घ)  क्या दशे में बढ़ती बेरोज़गारी के कारण का पता लगाने हतेु कोई ऄध्ययन 

करवाया गया ह?ै 

 

उत्तर 

श्रम और रोजगार राज्य मतं्री (स्वततं्र प्रभार) 

(श्री सतंोष कुमार गगंवार) 

 

(क) स े(घ): एक नववरण सदन के पटल पर रखा गया ह।ै 

**  



 

 

“बरेोजगारी की दर” के सबंधं में चौधरी सखुराम ससह यादव द्वारा पछेू गए राज्य सभा 

के कदनांक 03.02.2021 के ताराकंकत प्रश्न सखं्या *24  के भाग (क) स े (घ) के नलए 

कदए जान ेवाल ेउत्तर में सदंर्भभत नववरण      

 

(क) से (घ): राष्ट्रीय सांनख्यकी कायातलय (एनएसओ), सांनख्यकी एवं कायतक्रम कायातन्वयन मंत्रालय 

द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर अयोनजत ककया गया वार्भषक अवनधक श्रम बल सवेक्षण 

(पीएलएफएस) दशातता ह ैकक दशे में 15 वषत एवं उससे ऄनधक अयु के व्यनियों की उपलब्ध सीमा 

तक ऄनुमाननत बेरोजगारी की दर नीचे दी गई ह:ै  

वषत  बेरोजगारी दर 

2018-19 5.8% 

2017-18 6.0% 

स्रोतः वार्भषक ररपोटत, पीएलएफएस, 2018-19 

 

ननयोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का  सृजन करना सरकार की प्राथनमकता रही 

ह।ै सरकार ने दशे में रोजगार का सृजन करने के नलए पयातप्त ननवेश वाली नवनभन्न पररयोजनाओं 

को प्रोत्साहन दनेे और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कायतक्रम (पीएमईजीपी), महात् मा गांधी रा रीय 

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनअरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध् याय ग्रामीण कौश य 

योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल ऄंत्योदय योजना - रा रीय शहरी अजीनवका नमशन 

(डीएवाई-एनयूएलएम) जो कक क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण नवकास 

मंत्रालय तथा अवास एवं शहरी कायत मंत्रालय द्वारा संचानलत की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर 

सावतजननक व्यय में वृनि करने जैसे नवनभन्न कदम उठाए हैं। 

 

अत्मननभतर भारत रोजगार योजना (एबीअरवाई) सामानजक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ 

नए रोजगार के सृजन हतेु ननयोिाओं को प्रोत्सानहत करने तथा कोनवड-19 महामारी के दौरान 

रोजगार की हानन को बहाल करन े हतेु प्रारंभ की गई ह।ै कमतचारी भनवय नननध संगठन 

(ईपीएफओ) द्वारा कायातनन्वत की जा रही यह योजना एमएसएमई सनहत नवनभन्न के्षत्रों/उद्योगों के 

ननयोिाओं पर नवत्तीय दबाव कम करती ह ैएवं उन्हें और ऄनधक कमतचाररयों को रखने के नलए 

प्रोत्सानहत करती ह।ै एबीअरवाई के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रनतष्ठानों की 

कमतचारी क्षमता के अधार पर, कमतचाररयों के ऄंशदान (वेतन का 12%) तथा ननयोिा के दये 

ऄंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का ऄथवा केवल कमतचाररयों का ऄंशदान वहन कर रही ह।ै  

***** 


